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क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क)	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि॰ (आईओसी) और सरकारी नियंत्रण की पेट्रोल कंपनियों को गत तीन वर्षों में कितना मुनाफा हुआ है;
(ख)	गत तीन वर्षों में कर के रूप में कितनी राशि पेट्रोल और डीजल से सरकार को प्राप्त हुई है तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग)	क्या यह भी सच है कि जब पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ते हैं तो उसमें सरकारी कर एकत्रण भी बढ़ जाता है जिससे सरकार को अधिक राजस्व कर के रूप में मिलता है; और
(घ)	क्या सरकार किसी ऐसी व्यवस्था पर विचार करेगी जिससे जब पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ें तो उसमें कर शामिल न हो?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)
(क): पिछले 3 वर्षों के दौरान अर्जित करोपरांत लाभ के तेल विपणन कंपनी-वार ब्‍यौरे निम्‍नानुसार हैं :- 
                                                    (करोड़ रुपए में)
	ओएमसी
	2015-16 
	2016-17 
	2017-18 

	आईओसीएल
	10399.00 
	19106.00 
	21346.00 

	बीपीसीएल
	7056.36 
	8039.30 
	7919.34 

	एचपीसीएल
	3726.16 
	6208.80 
	6357.07 


 
 
(ख) : पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर वसूल किए गए केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क के ब्‍यौरे निम्‍नानुसार हैं :- 
                                         (करोड़ रुपए में)
	वित्‍त वर्ष 
	पेट्रोल 
	डीजल

	2015-16 
	51887.66 
	105436.89 

	2016-17 
	69164.03 
	154334.12

	2017-18 
	73516.80 
	139115.38 


(ग) और (घ): पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क लगता है जो विशेष प्रकृति का है अर्थात यह मात्रा के आधार पर लिया जाता है। वर्तमान में, बगैर ब्रांड के पेट्रोल और बगैर ब्रांड के डीजल पर क्रमश: 17.98 रुपए/लीटर और 13.83 रुपए/लीटर केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क लिया जाता है। कर संरचना यथा मूल्‍य नहीं है इसलिए सरकार द्वारा एकत्र किया जाने वाला राजस्‍व पेट्रोल और डीजल के बाजार मूल्‍य पर निर्भर नहीं करता है। 
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